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मधुमेह के रोगी तथा निःशक्त विद्यार्थियों को एक ही श्रेणी में रखना
3119. श्रीमती विजिला सत्यानंतः
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष मधुमेह टाइप-। के रोगियों तथा निःशक्त विद्यार्थियों को एक ही श्रेणी में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मधुमेह से पीड़ित बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को इन रियायतों को प्राप्त करने के लिए शारीरिक निःशक्तता की श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए कहा गया है; और
(घ) क्या इस मुहिम से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि ये विद्यार्थी निःशक्तता अधिनियम के अन्तर्गत लाभ मांग सकते हैं?
उत्‍तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)
(क): जी, नहीं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) एकमात्र परीक्षा संचालन निकाय है और नि:शक्‍तता को परिभाषित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। सीबीएसई ने दिनांक 21.02.2017 के परिपत्र सं. सीबीएसई/सम./एएससी/112567/2046 द्वारा टाइप-। मधुमेह रोगी को परीक्षा केन्‍द्र में खाने योग्‍य सामान ले जाने में कुछ सीमित रियायत दी है। यह परिपत्र वेबसाइट http://cbse.nic.in/newsite/cir2017.html. पर देखा जा सकता है।
(ख): उपर्युक्‍त के मद्देनजर, प्रश्‍न नहीं उठता।
(ग): जी, नहीं।
(घ): प्रश्‍न नहीं उठता।
*****
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स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा
3096. श्री पी॰ एल॰ पुनियाः 
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार छात्रों के लिए अब स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इस संबंध में क्या कार्य-योजना बनाई गई है; उत्तर-प्रदेश सहित ब्यौरा प्रस्तुत करें;

(ग) इस योजना के तहत शामिल किए जाने वाले स्कूलों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार इस योजना को कॉलेजों में भी लागू करने का विचार कर रही है;
(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?
उत्‍तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)
(क) से (ग): सरकार कक्षा IX से राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान की केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना के घटक के रूप में माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा के व्‍यावसायिकरण की योजना का कार्यान्‍वयन कर रही है। यह योजना सामान्‍य अकादमिक शिक्षा के साथ व्‍यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करती है। इस योजना के अंतर्गत, राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्रों को प्राप्‍त प्रस्‍तावों की व्‍यवहार्यता और निधि की उपलब्‍धता के आधार पर वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्‍य उद्देश्‍य अर्थव्‍यवस्‍था के विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए शिक्षित, नियोजनीय और प्रतिस्‍पर्धात्‍मक मानव संसाधन तैयार करना है। आज की तिथि के अनुसार, 33 राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्रों  में 8227 सरकारी स्‍कूलों को उत्‍तर प्रदेश के 200 स्‍कूलों सहित योजना आरंभ करने के लिए अनुमोदित किया गया है। केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अपने संबद्ध स्‍कूलों में वरिष्‍ठ माध्‍यमिक स्‍तर पर 40 व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम और माध्‍यमिक स्‍तर पर 15 पाठ्यक्रम प्रदान करता है। राष्‍ट्रीय मुक्‍त विद्यालयी संस्‍थान (एनआईओएस) भी उच्‍च माध्‍यमिक स्‍तर तक 103 व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करता है।
(घ) और (ड.): अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने हाल ही में राष्‍ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचा (एनएसक्‍यूएफ) के अंतर्गत एआईसीटीई अनुमोदित संस्‍थाओं के लिए 13 विशिष्‍ठ  विषयों में व्‍यावसायिक शिक्षा में डिग्री या डिप्‍लोमा तक ले जाने वाले डिग्री/डिप्‍लोमा कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इस योजना के अंतर्गत, शिक्षा घटक को संस्‍थान द्वारा पढ़ाया जाता है और कौशल घटक को उद्योग सहभागी या एआईसीटीई अथवा एनएसडीसी अथवा किसी सरकारी एजेंसी द्वारा अनुमोदित कौशल ज्ञान प्रदाता (एसकेपी) द्वारा कवर किया जाता है।
विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्‍विद्यालयों और कॉलेजों में प्रमाणपत्र/डिप्‍लोमा/एडवांस डिप्‍लोमा/बी.वॉक/एम.वॉक और शोध स्‍तरीय कार्यक्रम प्रदान करने वाले कौशल विकास आधारित व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए तीन योजनाएं नामत:सामुदायिक कॉलेज, बी.वॉक डिग्री कार्यक्रम और दीन दयाल उपाध्‍याय कौशल केन्‍द्र कार्यान्वित कर रहा है। ये पाठ्यक्रम कौशल घटक संबंधित जॉब भूमिकाओं के लिए राष्‍ट्रीय व्‍यावसायिक मानकों के आधार पर उद्योग भागीदारों के सहयोग से प्रदान किये जाते हैं।
(च) : प्रश्‍न नहीं उठता।
*****
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[
शिक्षा की वार्षिक स्थिति के प्रतिवेदन में प्रतिकूल निष्कर्ष
3101. डा॰ आर॰ लक्ष्मणनः 
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
[
(क) क्या शिक्षा की वार्षिक स्थिति के प्रतिवेदन (एएसईआर) में किन्हीं प्रतिकूल निष्कर्षों की जानकारी सरकार को दी गई थी या सरकार ने ऐसे निष्कर्षों पर स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारी उपाय किए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)
(क) और (ख): उपलब्धि सर्वेक्षण एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) में जारी किए जाते हैं। यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित एक घरेलू सर्वेक्षण है। एएसईआर 2017 प्रतिवेदन के अनुसार 14-18 आयु समुह के 86 प्रतिशत युवा, चाहे वह स्‍कूल में हों या कॉलेज में, अभी भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्‍दर हैं और 14-18 आयु समूह के 75 प्रतिशत बच्चे अपनी भाषा में आधारभूत पाठ धाराप्रवाह रूप में पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्‍त, नमूने में 14 वर्ष के सभी 53 प्रतिशत बच्‍चे अंग्रेजी वाक्‍यों को पढ़ सकते हैं। 18 वर्षीय युवा के लिए यह आंकड़ा 60 प्रतिशत के करीब है। इनमें से जो बच्‍चे अंग्रेजी वाक्‍य पढ़ सकते हैं, उनमें से 79 प्रतिशत बच्‍चे वाक्‍य का अर्थ बता सकते हैं। साथ ही, सर्वेक्षण किए गए 76 प्रतिशत युवा रूपयों को सही से गिन सकते हैं और 56 प्रतिशत युवा वजन को किलोग्राम में सही से जोड़ सकते हैं और जिनके पास मूलभूत अंकगणित कौशल है उनके लिए आंकड़ा क्रमश: 90 प्रतिशत और 76 प्रतिशत के करीब था। तथापि, प्रतिवेदन में यह सूचित किया गया है कि केवल 43 प्रतिशत छात्र सही से 3 अंक वाली संख्‍या का 1 अंक वाली संख्‍या से सही भाग कर सकते हैं। स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस एएसईआर 2017 सर्वेक्षण के साथ नहीं जुड़ा था। 
(ग) से (ड.): भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्‍ता पर ध्‍यान देने के लिए कई पहलें की हैं। केन्‍द्रीय आरटीई नियमों को कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणामों पर संर्दभ शामिल करने के लिए 20 फरवरी, 2017 को संशोधित किया गया है। प्रारंभिक चरण तक प्रत्‍येक परीक्षा के लिए भाषा (हिन्‍दी, अंग्रेजी और उर्दू), गणित, पर्यावरण अध्‍ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अधिगम परिणामों को तदनुसार अन्तिम रूप दिया गया है और सभी राज्‍यों तथा संघ राज्‍यक्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। ये  अधिगम परिणाम राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों के लिए एक दिशानिर्देश का कार्य करेंगे जिनसे यह सुनिश्चित होगा की सभी बच्‍चे उचित अधिगम स्‍तर अर्जित करें।
राष्‍ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 13 नवम्‍बर, 2017 को आयोजित किया गया था जिसके माध्‍यम से सभी 36 राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों में 700 जिलों में 1.10 लाख स्‍कूलों से कक्षा III, V और VIII के लगभग 22 लाख छात्रों के अधिगम स्‍तरों का मूल्‍यांकन किया गया था। यह सक्षमता आधारित मूल्‍यांकन एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए अधिगम परिणामों पर आधारित था। इस विभाग द्वारा एनएएस 2017 के लिए जिला रिपोर्ट कार्ड (अस्‍थाई) जारी किए गए हैं और ये एमएचआरडी की वेबसाइट पर उपलब्‍ध हैं। एनएएस के माध्‍यम से यह पहली बार है कि शिक्षकों के पास यह समझने का साधन है कि विभिन्‍न कक्षाओं में बच्‍चों को वास्‍तव में क्‍या सीखना चाहिए, यह क्रियाकलापों के माध्‍यम से किस तरह पढ़ाया जाए और किस प्रकार यह मापा और सुनिश्‍चित किया जाए की बच्‍चे अपेक्षित स्‍तर पर पहुंच गए हैं। इसी तरह, एक जिला स्‍तरीय नमूना कार्यढांचे के साथ कक्षा X के छात्रों के लिए राष्‍ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 5 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 15.5 लाख छात्र को शामिल किया गया था। 
आरटीई अधिनियम, 2009 को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक 31 मार्च, 2019 तक अधिनियम के तहत निर्धारित न्‍यूनतम योग्‍यता अर्जित करें। राष्‍ट्रीय मुक्‍त विद्यालयी संस्‍थान (एनआईओएस) को मुक्‍त दूरस्‍थ अध्‍ययन (ओडीएल) पद्धति के माध्‍यम से य‍ह प्रशिक्षण आयोजित करने का दायित्‍व सौंपा गया है। 
इसके अतिरिक्‍त, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्‍येक शिक्षा वर्ष की समाप्‍ति पर कक्षा पांच और कक्षा आठ  के बाद में नियमित परीक्षा शुरू करने के लिए आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 16 को संशोधित किया जाए। संसद में पेश किए गए प्रस्‍तावित संशोधन के अनुसार यदि एक बच्‍चा उक्‍त परीक्षा में अनु‍र्त्‍तीण होता है तो उसे अतिरिक्‍त शिक्षण दिया जाएगा और परिणाम की घोषणा के दो माह की अवधि के भीतर पुन: परीक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि किसी मामले में बच्‍चा दूसरे प्रयास में विफल रहता है संबंधित सरकार इस रीति और इन शर्तों के अध्‍यधीन जैसा कि निर्धारित की गई हों, स्‍कूलों को पांचवी कक्षा या आंठवी कक्षा या दोनों कक्षाओं में बच्‍चे को अगली कक्षा में जाने से रोकने की अनुमति दे सकती है, संबंधित सरकार यह भी निर्णय ले सकती है कि बच्‍चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में ना रोका जाए। इसके अतिरिक्‍त किसी भी बच्‍चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्‍कूल से नहीं निकाला जाएगा। यह जवाबदेही और जिम्‍मेदारी में वृद्धि करेगा जिससे अधिगम परिणामों में सुधार आएगा। 
उपर्युक्‍त के अतिरिक्‍त केन्‍द्र सरकार राज्‍यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों को एसएसए के उप-कार्यक्रम नामत: ‘पढ़े भारत बढ़े भारत’ (पीबीबीबी) के माध्‍यम से पूर्व ग्रेड पठन, लेखन और बोध, और पूर्व गणित कार्यक्रम पर सहायता प्रदान करती है। इसके अ‍लावा राष्‍ट्रीय आविष्‍कार अभियान (आरएए) को 09.07.2015 को एसएसए और राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के सम्मिलित फ्रेमवर्क के रूप में शुरू किया गया है जिसे 6-18 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में प्रेरित किया जा सके और जोड़ा जा सके। साथ ही, राज्‍यों को अधिगम में सुधार के लिए विभिन्‍न अन्‍य हस्‍तक्षेपों जैसे सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, उपचारात्‍मक शिक्षण के माध्‍यम से अधिगम संवर्धन, डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्‍यम से अध्‍ययन आदि में सहायता दी जाती है।  
*****
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्‍चतर शिक्षा विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3118 
उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018
भारत में पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थी
3118. श्री हुसैन दलवईः
 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या अगले सत्र से भारत में लगभग 15,000 विदेशी विद्यार्थी अध्ययन करेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ने से भारतीय विद्यार्थियों हेतु सीटों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार किस प्रकार इन परिणामों को कम करने की योजना रखती है; और
(घ) क्या सरकार ‘भारत में पढ़ने की पहल’ के अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थियों हेतु भारत को और आकर्षक बनाने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और यदि नहीं,

तो इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
 (डॉ. सत्‍य पाल सिंह)
(क) से (घ) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अन्‍य बातों के साथ-साथ,  निम्‍नलिखित उद्देश्‍यों के साथ, ‘भारत में अध्‍ययन’ नामक कार्यक्रम को अनुमोदित किया है:
i.
पड़ोसी देशों पर फोकस करने के साथ भारत की सॉफ्ट पावर में सुधार करना और इसे कूटनीति में साधन के रूप में प्रयोग करना।
ii.
भारत में आने वाले अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्यार्थियों की संख्‍या में वृद्धि करना।
iii.
वैश्‍विक शिक्षा निर्यात में भारत के बाजार अंश को 01 प्रतिशत से बढ़ाकर 02 प्रतिशत अर्थात दुगना करना।
iv.
प्रत्‍यक्ष व्‍यय, अप्रत्‍यक्ष व्‍यय, पिछले जमा प्रभाव के रूप में अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्या‍र्थियों के योगदान में वृद्धि करना।
v.
उच्‍चतर शिक्षा की समग्र गुणवत्‍ता में सुधार।
vi.
शैक्षिक लक्ष्‍य के रूप में भारत की वैश्‍विक रैकिंग में वृद्धि।
vii.
अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्यार्थियों की संख्‍या में निर्यात-आयात असंतुलन को कम करना।
viii.
अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्यार्थियों के भारतीय वैश्‍विक बाजार की वृद्धि।
इस नीति में मेधावी विदेशी छात्रों के लिए प्रस्‍तावित शुल्‍क में छूट का निर्णय संबंधित संस्‍थान द्वारा निम्‍नलिखित मापदंड़ों के आधार पर लिया जाएगा:
i.
केवल शीर्ष 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में 100 प्रतिशत छूट।
ii.   केवल अगले 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में 50 प्रतिशत छूट।
iii.   केवल अगले 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में 25 प्रतिशत छूट।
iv.
शेष 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में कोई छूट नहीं।
संबंधित संस्‍थान द्वारा क्रॉस-सब्‍सीडाईजेशन या इसके वर्तमान निधियन के आधार पर शुल्‍क में छूट पर किये जाने वाला व्‍यय वहन किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा कोई अतिरिक्‍त नगद प्रवाह प्रस्‍तावित नहीं है।
‘भारत में अध्‍ययन’ कार्यक्रम का मुख्‍य उद्देश्‍य आकर्षक शिक्षा स्‍थान के रूप में भारत की ब्रांडिग करके विदेशी विद्यार्थियों को साधना है। वर्तमान सरकारी कार्यढांचे के अनुसार, विदेशी विद्यार्थियों के लिए 10-15 प्रतिशत अधिसंख्‍यक सीट का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार ‘भारत में अध्‍ययन’ कार्यक्रम दाखिल किए गए विदेशी विद्यार्थियों को साधेगा, जिसका भारतीय विद्यार्थियों की सीट/प्रवेश की संख्‍या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सरकार ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ‘भारत में अध्‍ययन’ कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रूपए का व्‍यय अनुमोदित किया है जो मुख्‍य रूप से ब्रांड प्रोत्‍साहन कार्यक्रमों के लिए होगा।

चूंकि विदेशी विद्यार्थियों का अंतर्वाह विभिन्‍न कारकों अर्थात व्‍यक्ति की इच्‍छा और पसंद, वीजा आदि पर निर्भर करता है भविष्‍य में, विदेशी छात्रों के अंतर्वाह का अनुमान संभव नहीं है।
*****
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्‍चतर शिक्षा विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3115 
उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018
भारत में अध्ययन नीति
3115. श्री देरेक ओब्राईनः 
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार की प्रस्तावित भारत में अध्ययन संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की इस नीति के तहत विदेशी छात्रों को शुल्क माफी प्रदान करने की योजना है; और
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय छात्रों, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने की मंशा रखते हैं, को आर्थिक सहायता प्रदान करने के बजाए विदेशी छात्रों पर अधिक महत्व देते हुए उनका चयन किए जाने के क्या कारण हैं?
उत्‍तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
 (डॉ. सत्‍य पाल सिंह)
(क) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अन्‍य बातों के साथ-साथ,  निम्‍नलिखित उद्देश्‍यों के साथ, ‘भारत में अध्‍ययन’ नामक कार्यक्रम को अनुमोदित किया है:
i.
पड़ोसी देशों पर फोकस करने के साथ भारत की सॉफ्ट पावर में सुधार करना और इसे कूटनीति में साधन के रूप में प्रयोग करना।
ii.
भारत में आने वाले अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्यार्थियों की संख्‍या में वृद्धि करना।
iii.
वैश्‍विक शिक्षा निर्यात में भारत के बाजार अंश को 01 प्रतिशत से बढ़ाकर 02 प्रतिशत अर्थात दुगना करना।
iv.
प्रत्‍यक्ष व्‍यय, अप्रत्‍यक्ष व्‍यय, पिछले जमा प्रभाव के रूप में अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्या‍र्थियों के योगदान में वृद्धि करना।
v.
उच्‍चतर शिक्षा की समग्र गुणवत्‍ता में सुधार।
vi.
शैक्षिक लक्ष्‍य के रूप में भारत की वैश्‍विक रैकिंग में वृद्धि।
vii.
अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्यार्थियों की संख्‍या में निर्यात-आयात असंतुलन को कम करना।
viii.
अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्यार्थियों के भारतीय वैश्‍विक बाजार की वृद्धि।
(ख): इस नीति में मेधावी विदेशी छात्रों के लिए प्रस्‍तावित शुल्‍क में छूट का निर्णय संबंधित संस्‍थान द्वारा निम्‍नलिखित मापदंड़ों के आधार पर लिया जाएगा:
i.
केवल शीर्ष 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में 100 प्रतिशत छूट।
ii.   केवल अगले 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में 50 प्रतिशत छूट।
iii.   केवल अगले 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में 25 प्रतिशत छूट।
iv.
शेष 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में कोई छूट नहीं।
संबंधित संस्‍थान द्वारा क्रॉस-सब्‍सीडाईजेशन या इसके वर्तमान निधियन के आधार पर शुल्‍क में छूट पर किये जाने वाला व्‍यय वहन किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा कोई अतिरिक्‍त नगद प्रवाह प्रस्‍तावित नहीं है।
(ग):
‘भारत में अध्‍ययन’ कार्यक्रम का मुख्‍य उद्देश्‍य आकर्षक शिक्षा स्‍थान के रूप में भारत की ब्रांडिग करके विदेशी विद्यार्थियों को साधना है। वर्तमान सरकारी कार्यढांचे के अनुसार, विदेशी विद्यार्थियों के लिए 10-15 प्रतिशत अधिसंख्‍यक सीट का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार ‘भारत में अध्‍ययन’ कार्यक्रम दाखिल किए गए विदेशी विद्यार्थियों को साधेगा, जिसका भारतीय विद्यार्थियों की सीट/प्रवेश की संख्‍या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
*****
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्‍चतर शिक्षा विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3105 
उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018
प्रयोगशालाएं स्थापित करने के संबंध में संस्कृत
आयोग के सुझाव
3105. श्री प्रभात झाः
 
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या दूसरे संस्कृत आयोग ने ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का सुझाव दिया था, जहां वैदिक, वैज्ञानिक प्रथाओं, यज्ञों की वैज्ञानिकता और उपचार तथा वर्षा अनुष्ठानों आदि पर अध्ययन एवं शोध् किया जा सके;
(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या दूसरे संस्कृत आयोग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं भारतीय प्रबंध् संस्थानों में संस्कृत को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का भी सुझाव दिया था; और
(घ) यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या निर्णय लिया गया है?
उत्‍तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
 (डॉ. सत्‍य पाल सिंह)
(क) से (घ): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 18.11.2015 को श्री एन. गोपालस्‍वामी, कुलपति, राष्‍ट्रीय संस्‍कृत विद्यापीठ, तिरूपति की अध्‍यक्षता में संस्‍कृत के विकास के लिए एक दीर्घकालिक विजन और रोडमेप सुझाने के लिए एक समिति गठित की थी जिसने फरवरी, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की। समिति ने अपनी सामान्‍य सिफारिशों के तहत (i) स्‍कूल शिक्षा; (ii) उच्‍चतर शिक्षा, (iii) स्‍कूल स्‍तर पर पारंपरिक शिक्षा, (iv) कॉलेज स्‍तर पर पारंपरिक शिक्षा, (v) वेद विद्या हेतु सिफारिशें, (vi) वेद विद्या का परिरक्षण, प्रसार और अनुरक्षण, (vii) वेद विद्या के विकास हेतु योजनाएं, (viii) संस्‍कृत के विकास हेतु योजनाएं, (ix) अष्‍टादाशी (संस्‍कृत के विकास के अनुरक्षण और विकास हेतु अठारह परियोजनाएं) में अनेक सिफारिशें की थीं। इसके अलावा, समिति ने शिक्षक प्रशिक्षण, संस्‍कृत स्‍कूल और कॉलेजों में आईसीटी, अतिरिक्‍त मानव संसाधन, संस्‍कृत विद्वानों को बुलाने आदि पर भी कई सिफारिशें की थीं। मंत्रालय ने इन सिफारिशों को सभी ब्‍यूरो/संबंधित संगठनों के प्रमुखों को अग्रेषित किया है कि वे इस मामले को देखें और उन सिफारिशों का कार्यान्‍वयन करें जो मंत्रालय के मौजूदा नीति फ्रेमवर्क के अंदर कार्यान्‍वयन करने लायक है। इसके अतिरिक्‍त डॉ. के. कस्‍तूरीरंगन की अध्‍यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसे 31.03.2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत करना अपेक्षित है।
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संस्कृत आयोग द्वारा सुझाव
3091. श्री प्रभात झाः
 
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या 2012 में गठित संस्कृत आयोग ने देश में शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए थेः
(ख) क्या इन सिफारिशों को नीतिगत मामले के रूप में सरकार द्वारा लागू किया गया है;

(ग) क्या वर्तमान में प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधन किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ङ) क्या नया संस्कृत आयोग गठित किए जाने का प्रस्ताव है?
उत्‍तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
 (डॉ. सत्‍य पाल सिंह)
(क) से (घ): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 18.11.2015 को श्री एन. गोपालस्‍वामी, कुलपति, राष्‍ट्रीय संस्‍कृत विद्यापीठ, तिरूपति की अध्‍यक्षता में संस्‍कृत के विकास के लिए एक दीर्घकालिक विजन और रोडमेप सुझाने के लिए एक समिति गठित की थी जिसने फरवरी, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की। समिति ने अपनी सामान्‍य सिफारिशों के तहत (i) स्‍कूल शिक्षा; (ii) उच्‍चतर शिक्षा, (iii) स्‍कूल स्‍तर पर पारंपरिक शिक्षा, (iv) कॉलेज स्‍तर पर पारंपरिक शिक्षा, (v) वेद विद्या हेतु सिफारिशें, (vi) वेद विद्या का परिरक्षण, प्रसार और अनुरक्षण, (vii) वेद विद्या के विकास हेतु योजनाएं, (viii) संस्‍कृत के विकास हेतु योजनाएं, (ix) अष्‍टादाशी (संस्‍कृत के विकास के अनुरक्षण और विकास हेतु अठारह परियोजनाएं) में अनेक सिफारिशें की थीं। इसके अलावा, समिति ने शिक्षक प्रशिक्षण, संस्‍कृत स्‍कूल और कॉलेजों में आईसीटी, अतिरिक्‍त मानव संसाधन, संस्‍कृत विद्वानों को बुलाने आदि पर भी कई सिफारिशें की थीं। मंत्रालय ने इन सिफारिशों को सभी ब्‍यूरो/संबंधित संगठनों के प्रमुखों को अग्रेषित किया है कि वे इस मामले को देखें और उन सिफारिशों का कार्यान्‍वयन करें जो मंत्रालय के मौजूदा नीति फ्रेमवर्क के अंदर कार्यान्‍वयन करने लायक है। इसके अतिरिक्‍त डॉ. के. कस्‍तूरीरंगन की अध्‍यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसे 31.03.2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत करना अपेक्षित है।
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